भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 502  
14 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: किसानों की जमीन को क्षरण से बचाने के लिए धनराशि
502. श्री अब्दुल वहाबः  

     क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने देश के किसानों की जमीन को क्षरण से बचाने के लिए एक निश्चित धनराशि निर्धारित की है; और
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किसानों की क्षरण से प्रभावित जमीन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और केरल राज्य में उनकी जमीन को बचाने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला) 
(क) एवं (ख): शुद्ध खेती वाले क्षेत्र और खेती योग्‍य बंजर भूमि के वर्षासिंचित भाग को विकसित करने के उद्देश्‍य से, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्‍ल्‍यूडीसी) को कार्यान्‍वित कर रहा है। इस कार्यक्रम में किए गए जा रहे क्रियाकलापों में रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी भूमि उपचार, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी संवर्धन, वनरोपण, बागवानी, चारागाह विकास, संपत्‍तिहीन व्‍यक्‍तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में 30-11-2018 तक के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओें की संख्‍या, परियोजनाओं का क्षेत्र और केरल सहित राज्‍यों को जारी की गई केन्‍द्रीय निधियां अनुबंध-I में दी गई हैं।     
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अनुबंध-I 
मंजूर की गई डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजनाओं की संख्या, परियोजनाओं द्वारा कवर किया गया क्षेत्र और केंद्रीय शेयर के रूप में जारी की गई निधियों (2015-16 से 2017-18 और 2018-19) का राज्यवार ब्‍यौरा  
(मिलियन हेक्टेयर में क्षेत्र, करोड़ रुपये में राशि)
	
	
	स्वीकृत (वर्ष 2009-10 से 2014-15)@
	                           जारी किया गया केंद्रीय शेयर #



	क्र० सं० 
	राज्‍य 
	परियोजनाओं की संख्‍या 
	परियोजनाओं का क्षेत्र  
	

	
	
	
	
	2015-16
	2016-17


	2017-18


	2018-19 (30/11/2018) की स्‍थिति के अनुसार 

	1
	आंध्र प्रदेश
	432
	1.810
	86.73
	120.96
	123.35
	129.35

	2
	अरुणाचल प्रदेश
	156
	0.467
	18.00
	23.12
	9.62
	19.17

	3
	असम
	372
	1.577
	45.00
	0.00
	65.09
	0

	4
	बिहार
	123
	0.612
	5.00
	28.26
	19.21
	26.08

	5
	छत्तीसगढ़
	263
	1.195
	20.00
	34.96
	33.45
	32.49

	6
	गुजरात
	610
	3.103
	100.00
	115.04
	87.51
	84.69

	7
	हरियाणा
	88
	0.362
	6.91
	12.82
	10.94
	0

	8
	हिमाचल प्रदेश
	163
	0.840
	20.00
	35.40
	26.83
	24.04

	9
	जम्मू-कश्मीर
	159
	0.652
	0.00
	25.59
	43.66
	31.10

	10
	झारखंड
	171
	0.911
	20.00
	17.68
	0
	28.83

	11
	कर्नाटक
	571
	2.569
	125.00
	145.72
	175.69
	101.07

	12
	केरल
	83
	0.423
	20.00
	16.62
	17.83
	13.06

	13
	मध्य प्रदेश
	517
	2.937
	150.00
	129.44
	134.84
	97.45

	14
	महाराष्ट्र
	1186
	5.128
	250.00
	186.95
	279.21
	0

	15
	मणिपुर
	102
	0.491
	9.00
	11.29
	13.84
	14.14

	16
	मेघालय
	96
	0.236
	18.00
	11.56
	8.95
	0

	17
	मिजोरम
	89
	0.373
	8.87
	16.06
	22.35
	14.41

	18
	नागालैंड
	111
	0.476
	27.00
	60.84
	32.08
	23.10

	19
	ओडिशा
	310
	1.700
	67.50
	91.99
	94.48
	58.17

	20
	पंजाब
	67
	0.314
	7.95
	0.00
	7.96
	0

	21
	राजस्थान
	1025
	5.764
	200.00
	199.35
	243.59
	179.40

	22
	सिक्किम
	15
	0.066
	6.30
	0.00
	1.40
	0

	23
	तमिलनाडु
	270
	1.368
	75.00
	62.36
	82.75
	36.00

	24
	तेलंगाना
	330
	1.399
	70.00
	0.00
	51.14
	45.70

	25
	त्रिपुरा
	65
	0.213
	20.89
	27.12
	16.66
	11.70

	26
	उत्तराखंड
	65
	0.346
	25.68
	16.15
	9.97
	6.98

	27
	उत्तर प्रदेश
	612
	3.045
	75.00
	58.38
	63.93
	0

	28
	पश्चिम बंगाल
	163
	0.693
	10.00
	24.06
	15.48
	25.87

	
	कुल 
	8214
	39.07
	1487.83 
	1471.72   
	1691.81
	1002.80


@ पूर्व एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत स्वीकृत, जिसे वर्ष 2015-16 से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के रूप में मिलाया गया है।  
# प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के तहत जारी 
नोट: 1) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई संघ राज्‍य क्षेत्रों में परिचालन में नहीं है। 2) गोवा में कोई स्वीकृत परियोजना नहीं है। 
*****
